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विषय: जैविक अपशिष्ट से खाद का उत्पादन
508. श्री सैयद नासिर हुसैनः 
     क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार फसलों के लिए जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने में सफल रही है; 
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शोध में शामिल अनुसंधान निकायों के क्या नाम हैं;

(घ) रासायनिक उर्वरकों की तुलना में इस तरह का खाद बनाने की तुलनात्मक लागत कितनी
है; और 
(ङ) जैविक अपशिष्ट से खाद बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रभावी कदम कौन-कौन से हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख) सरकार ने जैविक अवशिष्‍टों से फास्‍फोकम्पोस्‍ट, वर्मीकम्‍पोस्‍ट, सिटी कम्‍पोस्‍ट, फार्म यार्ड खाद (एफवाईएम) , म्‍यूनिसिपल सॉलिड वेस्‍ट कम्‍पोस्‍ट आदि जैसी विभिन्‍न प्रकार की जैविक खादों को तैयार करने के लिए उन्‍नत प्रौद्योगिकी विकसित की है। राष्‍ट्रीय जैविक कृषि केन्‍द्र (एनसीओएफ), गाजियाबाद द्वारा विकसित किए गए वेस्‍ट डीकम्‍पोजर को जैविक अवशिष्‍ट से जैविक खाद के फार्म उत्‍पादन के लिए देश भर में किसानों को वितरित किया गया है।  
(ग) विभिन्‍न आईसीएआर संस्‍थान विशेष रूप से भारतीय मृदा विज्ञान संस्‍थान, भोपाल;  भारतीय कृषि अनुसंधान संस्‍थान, नई दिल्‍ली; भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्‍थान, मोदीपुरम; केन्‍द्रीय शुष्‍क भूमि कृषि अनुसंधान संस्‍थान, हैदराबाद; केन्‍द्रीय बागानी जोन अनुसंधान संस्‍थान, जोधपुर; भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्‍थान, बंगलुरू; केन्‍द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्‍थान, कासरगोड; आईसीएआर अनुसंधान कॉम्‍पलैक्‍स और राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालय विभिन्‍न अवशिष्‍ट सामग्रियों से खाद/कम्‍पोस्‍ट के उत्‍पादन हेतु प्रौद्योगिकी को विकसित करने में जुडे हुए हैं।  
(घ) उत्‍पादन की लागत उत्‍पादन की जाने वाली उवर्रकों या खादों के प्रकार पर निर्भर करती है। तथापि, उर्वरक उत्‍पादन में बड़े स्‍तर पर औद्योगिक सेटप तथा महंगी कच्‍ची सामग्री अर्थात खाद की आवश्‍यकता होती है जिसे स्‍थानीय रूप से उपलब्‍ध जैव डीग्रेडेबल सामग्री का प्रयोग करके फार्म स्‍तर पर तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार, खाद उत्‍पादन सस्‍ता होता है। यद्यपि इस प्रकार का तुलनात्‍मक अध्‍ययन नही किया गया है। 
(ड.) सरकार ने जैविक अवशिष्‍ट से खादों का उत्‍पादन करने/ इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्‍नलिखित प्रभावी कदम उठाए है:- 
(i) राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत मैकेनाइज्‍ड फल/सब्‍जी बाजार अवशिष्‍ट/ कृषि अवशिष्‍ट कम्‍पोस्‍ट उत्पादन यूनिट की स्‍थापना करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, 190.00 लाख प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा तक राज्‍य सरकार/सरकारी एजेंसियों को 100 प्रतिशत वित्‍तीय सहायता और कुल 3,000 प्रति वर्ष (टीपीए) उत्‍पादन वाली कृषि/सब्‍जी अवशिष्‍ट कम्‍पोस्‍ट उत्‍पादन यूनिटों की स्‍थापना करने के लिए पूंजीगत निवेश के रूप में नाबार्ड के माध्‍यम से व्‍यक्‍तिगत/निजी एजेंसियों के लिए 63 लाख रूपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा तक परियोजना लागत की 33 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। 
(ii) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत 3 वर्षों के लिए 50,000 रूपए प्रति हैक्‍टेयर प्रति किसान की दर पर वित्‍तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें से 62 प्रतिशत अर्थात 31,000 रूपए जैविक रूपांतरण, जैविक इनपुट्स, ऑन-फार्म इनपुट अवसंरचना के लिए प्रदान किए जाते हैं। 
(iii) एमओवीसीडीएनईआर के अंतर्गत प्रत्‍येक के लिए प्रति हैक्‍टेयर 3 वर्षों में 3750 रूपए की दर से ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म इनपुट्स उत्‍पादन अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 
(iv) भारत सरकार सिटी कम्‍पोस्‍ट की बिक्री करने के लिए उर्वरक कंपनियों को 1500 रूपए प्रति मैट्रिक टन (एमटी) की दर से मंडी विकास सहायता प्रदान कर रही हैं। 
******
